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राज्‍य सभा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय


अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 117
मंगलवार दिनांक 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को होने वाली सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।
तेल कंपनियों को पेट्रोलियम की कीमतें निर्धारित करने की स्‍वतंत्रता
117.
श्री राम कृपाल यादव:
क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या सरकार ने तेल और गैस कंपनियों को डीजल तथा एलपीजी की कीमतें स्‍वयं निर्धारित करने की स्‍वतंत्रता प्रदान करने की कोई योजना बनायी है; और
(ख)
यदि हां, तो इन वस्‍तुओं की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री के हाल ही में विदेश में हुए प्रेस कान्‍फ्रेंस का ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्‍तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0 पी0 एन0 सिंह)
(क) और (ख)  किरीट पारिख समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि डीजल का मूल्‍य बाजार-निर्धारित कर दिया जाए।  सरकार ने दिनांक 25.06.2010 से (सिद्धांत रूप में( यह निर्णय लिया है कि रिफाइनरी द्वार और खुदरा स्‍तर, दोनों पर डीजल का मूल्‍य बाजार-निर्धारित कर दिया जाएगा। तथापि, सरकार द्वारा डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्‍यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है ताकि अंतरराष्‍ट्रीय तेल मूल्‍यों में होने वाली वृद्धि के स्‍फीतिकारी प्रभाव से उपभोक्‍ताओं को बचाया जा सके और इनका वर्तमान मूल्‍य अपेक्षित बाजार मूल्‍य से नीचे रखा जाता है, जिसके परिणामत: सार्वजनकि क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को भारी अल्‍प-वसूललियां झेलनी पड़ रही हैं।  वर्तमान रिफाइनरी द्वार मूल्‍यों के अनुसार ओएमसीज को डीजल की बिक्री पर 10.17 रुपए प्रति लीटर और 14.2 कि.ग्रा. के प्रति घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर 260.50 रुपए प्रति की अल्‍प-वसूली झेलनी पड़ रही हैं।
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